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गुजरात के CM को SAT से राहत
n एजेंसिया,ं अहमदाबाद 

गजुरात के सीएम विजय रूपानी की 
हिदं ू अनडिवाइडिड फैमिली (एचयूएफ) 
नामक कंपनी पर 15 लाख रुपये का 
जरु्माना लगाने के बाजार नियामक भारतीय 
प्रतिभतूि एव ं विनिमय बोर्ड (सेबी) के 
आदशे को सिक्यॉरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल 
(एसएटी) न ेपलट दिया ह।ै इससे गुजरात 
के सीएम की कंपनी एचयूएफ समते मामले 
में शामिल 21 अन्य कंपनियों 
को राहत मिली ह।ै इन 22 
कंपनियों पर कुल 6.91 करोड़ 
रुपय ेका जुर्माना लगाया गया 
ह।ै सबेी शयेर ट्रेडिंग में हरे-
फेर के कथित मामले में नया आदशे जारी 
करगेा। एसएटी ने यह जरु्माना रद्द कर दिया 
गया ह।ै सारंग केमिकल्स नामक कंपनी के 
साथ व्यापार में हरे-फेर करने के कारण इन 
कंपनियों पर सबेी ने जुर्माना लगाया था। 
सबेी के अनसुार जनवरी स े लेकर जनू 

2011 में इन कंपनियों की ओर स ेशयेर 
ट्रेडिंग में हरे-फेर किया गया था। 8 नवंबर 
की तारीख वाला सेबी का आदशे गरुुवार 

को सेबी की वबेसाइट पर जारी 
किया गया। एसएटी न े कहा 
कि सबेी को सभी पक्षों को 
अपनी बात रखन े का मौका 
दने ेके बाद इस मामल ेमें नया 

आदशे पारित करना चाहिए। एसएटी न ेसभी 
सबंंधित पक्षों से 3 हफ्तों में जवाब दाखिल 
करन ेके लिए कहा ह।ै  ट्रिब्यूनल न ेआकाश 
हीरा भाई देसाई की याचिका पर सनुवाई के 
बाद 27 अक ट्ूबर का सबेी का जुर्मान ेका 
आदशे रद्द करन ेका फैसला किया।  

रूपानी की कंपनी पर जुर्माना लगाने का सेबी का आदेश एसएटी ने पलटा

n विस, नई दिल्ली : रूपानी की कंपनी 
पर लगे जरु म्ान ेके मद्देनजर भष्ट्राचार को 
लकेर अकसर बकैफुट पर रहन ेवाली 
कांग्रेस न ेबीजपेी और पीएम नरेंद्र मोदी 
पर गरुुवार को जोरदार हमला बोला। 
कांग्रेस के प्रवक त्ा अखिलशे प्रताप 
सिहं न ेरुपानी के परिवार की कंपनी 
पर कारोबार में अनियमितताएं बरतने 
के लिए सेबी द्वारा किए गए जरु म्ान ेको 
लकेर निशाना साधते हएु कहा कि पीएम 
को गजुरात के सीएम से इस त्ीफा ले 
लनेा चाहिए और अगर सीएम इस त्ीफा 
न दें तो पीएम को उन्हें बर्खास्त कर 
देना चाहिए। इस मामल ेमें कांग्रेस का 
कहना था कि रूपानी की कंपनी न सिर्फ 
आरोपी ह,ै बल् कि दोषी भी साबित हो 
चकुी ह।ै पीएम को गजुरात की जनता के 
सामन ेइस ेस्पष्ट करना चाहिए। 

रूपानी स ेइस्तीफा लें या 
बर्खास्त करें: कागं्रेस

22 निकायों को भी 
राहत, नहीं भरना 
होगा 6.91 करोड़ 
का जरु म्ाना

कांग्रेस ने दिया पटेल 
आरक्षण का फॉर्म्युला

3 विकल्प पेश, गेंद अब हार्दिक के पाले में
n विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

पटेल आरक्षण को लकेर कागं्रेस और 
हार्दिक पटेल व पाटीदार समदुाय के 
प्रतिनिधियों की कई राउंड की बातचीत हो 
चकुी ह।ै बधुवार की आधी रात को दोनों 
पक्षों के बीच हईु मलुाकात में कागं्रेस ने 
पाटीदार समदुाय को आरक्षण के फॉर्म्यूले 
स ेजुड़े तीन विकल्प पशे कर गेंद हार्दिक 
के पाल ेमें डाल दी ह।ै हार्दिक की पाटीदार 
ससं्था पाटीदार अनामत आदंोलन समिति 
(पीएएएस) अब इन विकल्पों को लकेर 
अपन े नतेा हार्दिक व अपन े समाज के 
अहम लोगों के साथ चर्चा कर अपना पक्ष 
कागं्रेस के सामन ेरखेंगे। अगल ेदो तीन बाद 
दोनों पक्षों की दोबारा मलुाकात होनी ह।ै 
बताया जाता ह ैकि इन फॉर्म्यूले के जरिए 
कागं्रेस न े यह सामन े रखन े की कोशिश 
की कि कैस ेपाटीदार समदुाय के लोगों को 
शिक्षा व नौकरियों में आरक्षण मिल सकता 
ह।ै हालाकंि, गुरुवार को कागं्रेस की ओर 
स े यह सकेंत भी सामन ेआया कि बिना 
आरक्षण के भी समाज के विकास के लिए 
काफी कुछ किया जा सकता है। 

सतू्रों के मतुाबिक, कागं्रेस न े काननू 
व सवंिधान विशेषज्ञों स े बातचीत के 
बाद ये फॉर्म्यूल े तैयार किए हैं। कागं्रेस 
हाइकमान की ओर स ेपरू्व केंद्रीय काननू 
मतं्री, राज्यसभा सासंद व जान-ेमाने 
वकील कपिल सिब्बल को आरक्षण मदु्दे 
पर बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई ह।ै 
बताया जाता ह ै कि सिब्बल न ेहाईकमान 
की मशंा सामन ेआन े के बाद कागं्रेस के 

पटेल व पाटीदार समदुाय के नतेाओं से 
मिलकर शरुुआती होममवर्क किया। इसके 
बाद आरक्षण को लकेर तीन विकल्प तयैार 
किए। जिस पर कागं्रेस अध्यक्ष स े हरी 
झडंी मिलन े के बाद सिब्बल न े बधुवार 
को पीएएएस के सामन े कागं्रेस का यह 
प्रस्ताव रखा। वह बधुवार को गजुरात के 
अहमदाबाद पहंुच,े जहा ं दरे रात में दोनों 
पक्षों के बीच मलुाकात का दौर शरुू हआु, 
जो बधुवार-गरुुवार की रात दो बच े तक 
चला। हालाकंि, हार्दिक खदु इस मीटिग में 
मौजूद नहीं थ।े हार्दिक न ेमागं रखी थी कि 
अगर कागं्रेस शिक्षा व सरकारी नौकरियों में 
पाटीदारों को आरक्षण दने े के प्रति अपनी 
प्रतिबद्धता जताती ह ैतो वह आगामी चनुाव 
में कागं्रेस का समर्थन करेंग।े 

इस मलुाकात के बाद पाटीदार समदुाय 
के डेलिगशेन न ेसकेंत दिया कि व ेअपने 
समाज के साथ-साथ अपन े स्तर पर भी 
काननू विशषेज्ञों की राय लेंगे और फिर कोई 
फैसला देंग।े उल्लेखनीय ह ैकि गजुरात में 
लगभग 16 फीसदी पाटीदार समाज ह,ै जो 
वहा ंकई सीटों पर खासा वर्चस्व रखता ह।ै

गजुरात के किल ेपर बीजेपी 
की पकड़ मजबतू, लेकिन...
n विशषे सवंाददाता, नई दिल्ली 

गजुरात विधानसभा चनुाव के लिए जारी हाई वोल्टेज 
सियासी घमासान के बीच आए एक ओपेनियन पोल में बीजपेी 
के लिए राहत और चितंा, दोनों बात सामन ेआई। गरुुवार को 
एबीपी - लोकनीति सर्वे में बीजपेी के लिए बार फिर आसान 
जीत का अनमुान व्यक्त किया गया ह ैलकेिन महज दो महीने 
पहल े हएु सर्वे के 
मकुाबल े स्थिति 
कमजोर होती दिख 
रही ह ैऔर कागं्रेस 
अपनी स्थिति 
मजबतू करती 
दिख रही ह।ै तीन महीन ेपहल ेहएु इसी सर्वे में बीजपेी और 
कागं्रेस के बीच 30 फीसदी वोट का अतंर था और इस बार यह 
अतंर मात्र 6 फीसदी रह गया। 

सर्वे के अनसुार 2017 के चनुाव में स्थिति लगभग 2012 
के अनरुूप ही रहन ेका अनमुान व्यक्त किया गया ह।ै गजुरात 
में बीजपेी 22 साल स ेलगातार सत्ता में ह।ै इस सर्वे में कागं्रेस 
और बीजपेी दोनों के लिए चितंा की बातें हैं। कई लोगों ने 
नोटबदंी और जीएसटी स े नाखशुी जताई ह।ै बीजेपी अपने 
सबस ेमजबतू इलाके में भी कमजोर होती दिख रही ह।ै यह 
बीजपेी के लिए चितंा की बात ह।ै वहीं कागं्रेस के लिए चितंा की 
बात ह ैकि कागं्रेस अपन ेपारपंरिक आदिवासी वोट को खोती 
नजर आ रही ह।ै वहीं बीजपेी को पटेल आदंोलन का नकुसान 
होता दिख रहा ह।ै सर्वे के अनसुार अगर हार्दिक पटेल कागं्रेस 
के साथ जडु़त ेहैं तो पार्टी को लाभ मिल सकता ह ैऔर यह 
बीजपेी के नकुसान की कीमत पर होगा।

एबीपी-लोकनीति ओपिनियन पोल में कांग्रेस के तेजी से बढ़ने के संकेत

गुजरात 
का रण सर्वे का अनमुान 

कुल सीटें 	�  182 
गजुरात में एबीपी-सीएसडीएस सर्वे

बीजपेी	 113-121 सीट� वोट- 47%
कागं्रेस	 58-64 सीट� वोट- 41%
अन्य	 1 स े7 सीट

अगस्त में हएु सर्वे में थी यह स्थिति

बीजपेी	�  148 
कागं्रेस	�  29 
अन्य	�  5

2012 का चनुाव परिणाम

बीजपेी	�  115
कागं्रेस	�  61   
अन्य	�  6

हाउसिंग सेक्टर में डिमांड बढ़ने की उम्मीद
n विस, नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने 
हाउसिगं सके्टर को बढ़ावा दने े के इरादे 
स ेअपन ेकर्मचारियों के मकान 
खरीदने के लिए लिए जान ेवाले 
लोन की शर्तों को आसान बनाए 
जाने स ेउन पर किस्त का भी भार 
कम पड़ेगा। यानी अगर किसी ने 
25 लाख रुपय ेका लोन लिया 
ह ै तो उस े 20 साल में ब्याज 
के तौर पर 15 लाख 84 हजार 
रुपय ेचकुाने होंग,े जबकि पहल ेब्याज 17 
लाख 71 हजार रुपय ेबनता था। यही नहीं, 
हाउसिगं एडवासं लने ेवाल ेकर्मचारी को 

15 साल तो 13 हजार 890 रुपय ेकी किस्त 
दनेी होगी जबकि अतंिम पाचं साल उस े26 

हजार 410 रुपय ेकी किस्त 
अदा करनी होगी। चूकंि यह 
साधारण ब्याज ह ै इसलिए 
दसूर े वित्तीय ससं्थानों के 
मकुाबल ेयह सस्ता पड़ेगा। 
नए नियमों में यह भी कहा 
गया ह ैकि इस ब्याज दर की 
समीक्षा हर तीन साल में ही 

की जाएगी। हाउसिगं एडवासं की राशि की 
वसलूी कर्मचारी के रिटायर होन े में बचे 
वक्त के आधार पर ही होगी। अगर किसी 

कर्मचारी की नौकरी में सिर्फ दस साल ही हैं 
तो उस आधार पर उसके एडवासं चकुाने 
के लिए किस्त की राशि तय की जाएगी। इन 
नियमों में यह बदंिश जरूर लगाई गई ह ैकि 
कर्मचारी जो भी मकान या फ्लैट खरीदेगा, 
उसका इरडा से मान्यता प्राप्त किसी प्राइवेट 
इशं्योरेंस एजेंसी से बीमा होना अनिवार्य 
होगा। आवास एवं शहरी कार्य मतं्रालय के 
सतू्रों का कहना ह ै कि नियमों को सरल 
बनान े स े हाउसिगं सके्टर की डिमांड 
में खासी बढ़ोतरी होन े की उम्मीद ह।ै  
इसका फायदा 50 लाख सरकारी 
कर्मचारियों को होगा। 

नियम आसान करन े
स ेहो सकता है 
फायदा, 50 लाख 
केंद्रीय कर्मियों के 
सहार ेरियल इस ट्ेट 
सके्टर में मदंी दरू 
करन ेका प्रयास 


